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(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कु मार)
विचार के  लिए मुद्दा 

क्या 1994 के  पैनल में शामिल दैनिक वेतनभोगी वर्ग-4 के  कर्मचारी आगामी वर्षों (2001,

2006) में उसी आधार पर नियमितीकरण अथवा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं, और क्या

वही मुद्दा, जो अपीलीय पीठ द्वारा निर्णीत हो चुका है, पुनरीक्षण याचिका में पुनः विचारणीय

है।

हेडनोट्स
याचिकाकर्ता  वही  तर्क  और वही  तथ्यों  का आधार  पुनः  प्रस्तुत करना  चाहते  हैं  जिन्हें

अपीलीय न्यायालय द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जा चुका है। याचिकाकर्ता यह

दलील देते हैं कि 1994 की पैनल सूची में शामिल कु छ व्यक्तियों को वर्ष 2011, 2012 और

2017 में नियुक्ति मिली, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने भी

आवेदन किया था,  परंतु उनका नाम या तो भूलवश या जानबूझकर सूची में शामिल नहीं

किया गया। यह दलील पूर्णतः अस्वीकार्य है क्योंकि यह न्यायालय नहीं जानता कि 1994 की

सूची में सम्मिलित वे व्यक्ति, जिन्हें  बाद के  वर्षों (2011, 2012, 2017) में नियुक्ति मिली,

उन्होंने बाद की सूचियों में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया था या नहीं। (पृष्ठ 5, 6)

अब यह कहना बहुत विलंबित होगा कि यद्यपि पुनर्विचार का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त है ,

फिर भी यह प्रत्येक पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अंतर्निहित रूप से निहित रहता है



ताकि न्याय की चूक को रोका जा सके  या किसी गंभीर अथवा स्पष्ट त्रुटि को सुधारा जा

सके , तथापि ऐसे अधिकार के  प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। (पृष्ठ 6)

याचिका निरस्त की जाती है। (पृष्ठ 7)
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 श्री संजय कु मार घोसरवे, अधिवक्ता
विपक्ष/ओं के  लिए : श्री मो. खुर्शीद आलम, ए.ए.जी-12
============================================================
कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और 
माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कु मार 

मौखिक निर्णय
(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कु मार)
 तारीखः 09-11-2022

संशोधनवादी/याचिकाकर्ताओं के  विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कु मार घोसरवे और

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सं. 12, मो. खुर्शीद आलम को सुना गया।

याचिकाकर्ता  2018  के  एल.  पी.  ए.  संख्या  372  में  पारित  दिनांक

20.08.2019 के  फै सले की पुनरीक्षण चाहते हैं, जिसके  द्वारा 2012 के  सी. डब्ल्यू. जे. सी.

संख्या  10679  में विद्वान एकल न्यायाधीश के  आदेश ने याचिकाकर्ताओं के  इस दावे को

खारिज कर दिया कि उन्हें बाद के  वर्षों में विशेष रूप से 2001 और 2006 में सूचीबद्ध किया

जाना चाहिए था, जब उन्हें  1994 के  पैनल में शामिल किया गया था, उनका समर्थन और

पुष्टि की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने जिला  दंडाधिकारी,  मुज़फ़्फ़रपुर के  दिनांक  17.08.2011 के

आदेश के  खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी

कि 1994 का पैनल रद्द कर दिया गया था; और न्यायालय से आगे निर्देश मांगे थे कि एक

नया पैनल तैयार किया जाए; उन्हें उस पैनल में शामिल किया जाए और नियुक्ति दी जाए।

यह ध्यान दिया जाए कि उस समय याचिकाकर्ताएं चतुर्थ श्रेणी के  पद पर

दैनिक मजदूर थे। ऐसे व्यक्तियों के  नियमितीकरण के  लिए, एक रिट याचिका और उसके  बाद

एक अवमानना याचिका में इस न्यायालय के  आदेशों के  तहत, वर्ष 1994 में एक पैनल तैयार

किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के  साथ याचिकाकर्ताओं के  नाम शामिल थे। हालांकि, वर्ष



2000 में पैनल समिति ने 1994 की सूची को गलत पाया, क्योंकि इसमें के वल एक ही वर्ग

के  लोगों के  नाम थे और सूची में रिक्तियों की तुलना में दस गुना अधिक लोग थे, इसलिए

ऐसी सूची को अवैध पाया गया। वर्ष 2000 में, जैसा कि इस मामले के  अभिलेखों से पता

चलता है, सभी श्रेणियों के  उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी और ऐसी नियुक्तियों को कभी

भी याचिकाकर्ताओं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी जिसका नाम 2000 के

बाद के  पैनल में शामिल नहीं किया गया था। बाद के  वर्षों में, यानी 2001 और 2006 में,

याचिकाकर्ताओं ने सूची में शामिल होने के  लिए आवेदन नहीं किया था, जिस सूची पर चतुर्थ

श्रेणी के  पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति देने के  लिए कार्रवाई की जा सकती

थी।  राज्य के  इस दावे को इस आधार पर खारिज करने की कोशिश की जा रही है  कि

अभिलेख पर मौजूद तथ्य कु छ और ही बताते हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2000,2001 और

2006 में आवेदन किया था, जो तथ्य याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका में कहा गया था,

लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे ध्यान में नहीं रखा गया था।

यह आगे  प्रतीत होता है  कि विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि

याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके  कि उन्होंने नियुक्ति के  उद्देश्यों के  लिए विभिन्न वर्षों

की सूची में शामिल होने के  लिए आवेदन किया था।

एल.  पी.  ए.  न्यायालय ने इस कथन के  आधार पर कि ऐसा बयान रिट

याचिका में दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं

किया गया था, पूरे अभिलेखों की विस्तार से जाँच की और पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश

के  पास पैनल समिति के  निष्कर्षों  पर  भरोसा  करने  के  लिए पर्याप्त  औचित्य था  कि

याचिकाकर्ताओं ने  बाद के  वर्षों में आवेदन नहीं  किया था,  जिसके  परिणामस्वरूप उनकी

उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। अपीलीय न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि खंड पीठ के

समक्ष प्रस्तुत की गई सूची, जिसे संभवतः जिला दंडाधिकारी के  कार्यालय में रखा जा रहा

था, एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था क्योंकि इसका कोई प्रमाणित संस्करण नहीं था और



इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इसे विद्वान एकल न्यायाधीश के  ध्यान में क्यों नहीं

लाया गया था।

इन कारणों से, अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील में प्रस्तुत

की गई सूची में कोई संभावित मूल्य नहीं जोड़ा, जो दर्शाता है कि उन्होंने बाद के  वर्षों में

आवेदन किया था और रोजगार के  लिए विचार किए जाने के  उनके  अधिकार को समाप्त

करना अनुचित था।

याचिकाकर्ताएं उन्हीं तथ्यों के  आधार पर उन्हीं आधारों पर बहस करना चाहते

हैं  जिन्हें  अपीलीय न्यायालय ने सिरे  से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने एक बार

फिर इस तथ्य पर भरोसा किया है कि जिन व्यक्तियों को 1994 के  पैनल में शामिल किया

गया था, उन्हें बाद में वर्ष 2011, 2012 और 2017 में रोजगार मिला, तथा उन्होंने तर्क  दिया

कि यह मानने का एक निश्चित आधार है कि याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था, लेकिन

ऐसी सूचियों में उनका शामिल न होना या तो अनजाने में या जानबूझकर किया गया था।

यह याचिका पूरी तरह से स्वीकार करने के  योग्य नहीं है  क्योंकि हम नहीं

जानते कि जिन व्यक्तियों को 1994 की सूची में शामिल किया गया था और जिन्हें  अंततः

वर्ष 2011,2012 या 2017 में रोजगार दिया गया था, उन्होंने बाद के  वर्षों की सूची में शामिल

होने के  लिए आवेदन किया था या नहीं।

हमें यह घोषित करने में बहुत देर हो चुकी है कि हालांकि पुनरीक्षण करने की

शक्ति क़ानून द्वारा प्रदत्त है, लेकिन यह न्याय की किसी भी चूक को रोकने या गंभीर या स्पष्ट

त्रुटियों को सुधारने के  लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले प्रत्येक न्यायालय में भी निहित है , ऐसी

शक्ति के  प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। इस तरह की पुनरीक्षण याचिका में आदेश पर फिर से

विचार के वल तभी किया जा सकता है जब साक्ष्य के  एक महत्वपूर्ण मामले के  संबंध में एक

नए तथ्य का पता चलता है, जो कि मामले के  अंतिम निर्णय के  समय याचिकाकर्ता के  ज्ञान

में नहीं था, यहां तक कि समुचित तत्परता के  बावजूद भी नहीं।



[अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा एवं अन्य, (1979)

4 एससीसी 389; श्री राम साहू  (मृत) एलआरएस एवं अन्य के  माध्यम से 

बनाम विनोद कु मार रावत एवं अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 896 

देखें।]

अपीलीय न्यायालय के  पास ऐसी सामग्रियों  (सूचियों)  पर भरोसा करने का

कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके  पास इनका कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं था और विद्वान

एकल न्यायाधीश के  समक्ष इन्हें प्रस्तुत न करने का कोई उचित कारण भी नहीं था।

इसलिए, हमारा विचार है  कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता तथ्यों के  उसी

समूह के  पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से एक अपीलीय न्यायालय के

प्रांत में है।

वर्तमान कार्यवाही में उठाए गए उन्हीं  आधारों के  कारण,  जिन्हें  अपील में

खारिज कर दिया गया था,  हम पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हैं,  लेकिन हमने इसे

लागत-मुक्त बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि याचिकाकर्ताएं चतुर्थ श्रेणी के  दैनिक वेतनभोगी

कर्मचारी थे।

अंतर्वर्ती आवेदन(ऐं), यदि कोई हो, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश )

(आशुतोष कु मार, न्यायमूर्ति)

अमरेंद्र/पीके पी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के  अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में

समझने के  उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता।

समस्त व्यवहारिक,  कार्यालयी,  न्यायिक एवं  सरकारी  प्रयोजनार्थ,  निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही

प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के  प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।


